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03 दिसम्‍बर, 2012 के लिए प्रश्‍न
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रिकार्डों का डिजीटाइजेशन
954.  श्री सी0 एम0 रमेश: 
क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार का यह मत है कि लाभार्थियों के डाटाबेस का डिजीटाइजेशन करने से जाली राशन कार्डों को निकालने और राजसहायता के लक्ष्य बेहतर होने में मदद मिलेगी;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसको हासिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ग) आन्ध्र प्रदेश में यदि कोई डिजीटाइजेशन किया गया है तो उसकी स्थिति क्या है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)
(प्रो0 के0वी0 थॉमस)
(क) और (ख):   सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे प्राथमिकता के आधार पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक सिरे से दूसरे सिरे तक कंप्‍यूटरीकरण करें। लाभार्थियों के आंकड़ों सहित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आंकड़ों का डिजिटीकरण करना लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्‍यूटरीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उठाया जाने वाला प्राथमिक कदम है ताकि लाभार्थियों की सही पहचान, पात्र लाभार्थियों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिंसों का वितरण, जाली/डुप्‍लीकेट राशन कार्डों को समाप्‍त करना आदि सुनिश्‍चित किया जा सके, जिससे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिंसों के लीकेज/विपथन को रोका जा सके।

इस विभाग द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अनुदेश जारी किये गये हैं कि वे प्राथमिकता के आधार पर अपने राशन कार्डों के डाटाबेस का डिजिटीकरण करें। राष्‍ट्रीय आसूचना केंद्र के जरिये तैयार कराये गये राशन कार्ड डाटा कैप्‍चर फार्म और डाटा डिक्‍शनरी सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजे गये थे ताकि वे डिजिटीकृत राशन कार्ड डाटाबेस तैयार कर सकें। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जाली और अपात्र प्रविष्‍टियों के डुप्‍लीकेशन को रोकने के लिए आधार मंच सहित डिजिटीकृत डाटाबेस का उपयोग करने का परामर्श भी दिया गया था। इसके अलावा कंप्‍यूटरीकरण घटकों, साफ्टवेयर विकल्‍प, संस्‍थागत तंत्र, राज्‍यों की कार्य योजना, वित्‍तीय समर्थन आदि जैसे विभिन्‍न पहलुओं को कवर करते हुए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक सिरे से दूसरे सिरे तक कंप्‍यूटरीकरण करने हेतु विस्‍तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। 

राशन कार्डों/लाभार्थियों तथा अन्‍य डाटाबेस का डिजिटीकरण करने, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का कंप्‍यूटरीकरण करने, पारदर्शी पोर्टल की स्‍थापना करने और शिकायत निपटान तंत्र स्‍थापित करने सहित गतिविधियों के लिए लागत हिस्‍सेदारी आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्‍तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों का एक सिरे से दूसरे सिरे तक कंप्‍यूटरीकरण करने के संबंध में योजना स्‍कीम मंजूर की गई है, जिसका कार्यान्‍वयन 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान किया जाना है।  
(ग):   आंध्र प्रदेश की राज्‍य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राज्‍य ने वर्ष 2010 में राशन कार्ड डाटाबेस का डिजिटीकरण पूरा कर लिया है। 
********
